भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 44
17.07.2017 को उत्‍तर के लिए 
पशुवध या बलि के लिए पशुओं की बिक्री से संबंधित केन्‍द्र का नया नियम
44. 
श्री संजय सेठ:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)
क्‍या सरकार एक नया केन्‍द्रीय नियम लाई है जिसमें पशुवध या बलि के लिए मवेशी बाजारों में गाय, बैल, सांड, भैंस, बाधिया बैल, बछिया, बछड़ा और ऊंट की बिक्री पर रोक लगाई गई है और यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ख)
क्‍या कुछ राज्‍य सरकारों ने केन्‍द्र के इस नियम का विरोध किया है; 
(ग)
यदि हां, तो क्‍या सरकार ने मामले का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाया है और यदि 
हां, तो 
तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; 
(घ)
क्‍या सरकार को कुछ अभ्‍यावेदन प्राप्‍त हुए हैं जिनमें ‘भैंस’ को मवेशी की परिभाषा में शामिल न करने हेतु उक्‍त परिभाषा में संशोधन करने की मांग की गई है; और
(ड.)
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और इस पर सरकार की क्‍या प्रतिक्रिया है?
उत्‍तर 
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(डॉ. हर्षवर्धन)
(क) 

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुधन बाज़ारों का विनियमन) नियम, 2017 दिनांक 23.05.2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। 
(ख)

इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्‍यक्तियों से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुधन बाज़ारों का विनियमन) नियम की प्रारूप अधिसूचना 16 जनवरी, 2017 को अधिसूचित की गई थी। इस अवधि के दौरान राज्‍य सरकारों से कोई आपत्तियां प्राप्‍त नहीं हुई थीं। अंतिम अधिसूचना के पश्‍चात कुछ अभ्‍यावेदन प्राप्‍त हुए हैं।
(ग) से (ड.)

अखिल भारतीय जमायतुल कुरैश एक्‍शन कमेटी के अध्‍यक्ष मो. अब्‍दुल 
फहीम, एडवोकेट बनाम भारत संघ के माध्‍यम से 2017 की रिट याचिका (सिविल) सं. 000422 भारत के माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय में दाखिल की गई थी। माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने दिनांक 11.07.2017 के आदेश की समीक्षा में पाया कि रिट याचिका (एमडी) सं. 7769 एवं 7771 और 10128 एवं 10129 में मद्रास उच्‍च न्‍यायालय की मदुरै पीठ द्वारा दिनांक 30.05.2017 को दिए गए स्‍थगन में कहा कि यह नियम पूरे देश पर लागू होगा। इस प्रकार भारत के माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2017 की अधिसूचना को लागू करने की कार्यवाही स्‍थगित कर दी गई है। 
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माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने यह कहते हुए मामले का निपटारा कर दिया है कि “पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इस समय इस मामले की जानकारी है और समुचित निर्धारण के पश्‍चात, जैसा भी उचित समझा जाएगा, परिवर्तन यदि कोई हो, किए जाएंगे और इसके पश्‍चात संशोधित नियम पुन: अधिसूचित किए  जाएंगे। 



जैसा हमारा विचार है और तदनुसार निदेश दिया जाता है कि जब कभी संशोधित नियम अधिसूचित किए जाएं उसके क्रियान्‍वयन से पूर्व सभी हितधारकों को पर्याप्‍त समय दिया जाए ताकि यदि वे इससे पीडि़त हैं, तो उन्‍हें कानून के अनुसार इसका सामना करने का पर्याप्‍त अवसर मिल सके। 
*******

